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सेेवाा मेंं,	
श्रीीमतीी नि�र्ममलाा सीीताारमण	
मााननीीय वि�त्त मंंत्रीी, भाारत सरकाार,	
वि�त्त वि�भााग	
कमराा संंख्याा 76, उत्तर ब्लॉॉक, नई दि�ल्लीी-110001 (भाारत)

वि�षय: बजट पूूर्वव चर्चाा� मेंं TUCC सेे सुुझााव
माान्यवर,

आपकोो TUCC कीी ओर सेे अंंग्रेेजीी नववर्षष 2025 कीी शुुभकाामनााएँ।ँ

TUCC काा मााननाा हैै कि� आपके द्वााराा अपनााई गई गति�शीील और सक्रि�य नीीति�याँँ� और बजट मेंं वि�त्तीीय प्राावधाान इस देेश केे 
औपचाारि�क और अनौौपचाारि�क काार्ययबल केे संंघर्षष कोो कम करनेे मेंं मदद करेंंगीी। यह रोोजगाार सृृजन, युुवाा पीीढ़ीी मेंं उद्यमि�ताा कोो बढ़ाावाा 
देेनेे और उन्हेंं टि�कााऊ आजीीवि�काा कीी ओर माार्गगदर्शशन करनेे मेंं सहाायक होोगाा।	

हम आपके समक्ष वि�त्तीीय वर्षष 2025-2026 केे बजट केे नि�र्माा�ण केे दौौराान वि�चाार केे लि�ए कुुछ सुुझााव प्रस्तुुत करनाा चााहतेे हैंं। हमाारेे 
सुुझााव नि�म्नलि�खि�त हैंं:	

1.	 सरकाार कोो बि�नाा कि�सीी और देेर केे वेेजेेस कोोड और सोोशल सि�क्योोरि�टीी कोोड कोो तत्कााल लाागूू करनाा चााहि�ए।
2.	 78 लााख EPS पेंंशनरोंं कीी पेंंशन कोो तत्कााल न्यूूनतम ₹5000/- प्रति� मााह कि�याा जाानाा चााहि�ए और इसेे VDA सेे जोोड़ाा जाानाा 

चााहि�ए, तााकि� समय-समय पर इसकाा वृृद्धि� होो सके और उनके जीीवन कोो आराामदाायक बनाायाा जाा सके।
3.	 स्कीीम काार्ययकर्ताा�, जैैसेे कि� आशाा, आंंगनवााड़ीी, मि�ड-डेे मीील काार्ययकर्ताा� दुर्भाा�ग्यवश काार्ययकर्ताा� केे रूप मेंं माान्यताा प्रााप्त नहींं हैंं, और 

इनमेंं सेे अधि�कांं�श महि�लााएँ ँहैंं। इन्हेंं काार्ययकर्ताा� कीी परि�भााषाा केे अंंतर्गगत लाायाा जाानाा चााहि�ए और उन्हेंं ESIC और EPFO के 
तहत कवरेेज प्रदाान कि�याा जाानाा चााहि�ए, जहाँँ� उनकाा योोगदाान कंेंद्र और रााज्य सरकाारोंं केे बीीच सााझाा कि�याा जााए, जैैसाा कि� 
उनकाा माानदेय होोताा हैै। उन्हेंं मााननीीय गुुजराात उच्च न्याायाालय केे हााल केे नि�र्णणय केे अनुुसाार वेेतन/सैैलरीी दीी जाानीी चााहि�ए।

4.	 नि�र्माा�ण श्रमि�कोंं कोो पूूरेे देेश मेंं आयुुष्माान काार्डड काा लााभ सुुनि�श्चि�त कि�याा जाानाा चााहि�ए याा फि�र उन्हेंं ESIC के तहत कवर कि�याा 
जाानाा चााहि�ए, जहाँँ� संंबंंधि�त रााज्य BOCWW बोोर्डोंं सेे एकत्रि�त सेेस सेे योोगदाान लि�याा जााए।

6.	 गि�ग श्रमि�कोंं कोो काार्ययकर्ताा� केे रूप मेंं माान्यताा दीी जाानीी चााहि�ए, इसके लि�ए न्यूूनतम वेेतन और साामााजि�क सुुरक्षाा केे प्राावधाान 
कि�ए जाानेे चााहि�ए।

6.	 12 मि�लि�यन घरेेलूू श्रमि�कोंं कोो काार्ययकर्ताा� काा दर्जाा� दि�याा जाानाा चााहि�ए और उन्हेंं साामााजि�क सुुरक्षाा प्रदाान कीी जाानीी चााहि�ए, 
जि�समेंं योोगदाान RWA याा भर्तीी एजेंंसि�योंं द्वााराा कि�याा जााए।

7.	 JPMA-1987 कोो सहीी रूप मेंं लाागूू कि�याा जाानाा चााहि�ए और पश्चि�म बंंगााल केे जूूट मि�लोंं कोो FCI और अन्य रााज्य सरकाारोंं सेे 
जूूट बैैग केे पर्याा�प्त आदेेश दि�ए जाानेे चााहि�ए और यह सुुनि�श्चि�त कि�याा जाानाा चााहि�ए कि� कोोई भीी अनुुशाासनहीीन जूूट मि�ल जोो 
अपनेे श्रमि�कोंं कोो ESIC और EPFO सुुवि�धााएं ंनहींं देे रहीी हैै, उसेे इन आदेेशोंं सेे वंंचि�त कर दि�याा जााए।	
आपकीी कृृपाा सेे हमाारेे येे सुुझााव बजट नि�र्माा�ण मेंं शाामि�ल कि�ए जााएंगंेे, इस आशाा केे सााथ हम अपनेे पत्र कोो समााप्त करतेे हैंं।

 
 

 
 

Ref.no TUCC/FM/156   Date: 06-01-2025 

To, 
 Mrs. Nirmala Sitharaman 
 Hon'ble Minister of Finance, Government of India, 
 Department of Finance 
 Room No. 76. North Bloc New Delhi-110001 (India) 

Sub: Suggestions from TUCC in the pre-budget discussion. 

Dear Madam, 
Greeting of English New Year 2025 from TUCC. 

TUCC believes that under your dynamic and pro-active policies adopted and financed to the budget 
will help the rationalization of hardship of formal and informal working community of the country. It will 
also generate employment and develop entrepreneurship of young generation and help them towards 
sustainable livelihood. 
We would like to put-forth our suggestions before you for consideration during framing the budget for 
the year financial year 2025-2026. 
Our suggestions are hereunder: 

1) Government should immediately implement Code on Wages and Code on Social Securities 
without further delay. 

2) The pension for the seventy eight lakhs EPS pensioners should be immediately hiked to Rs. 
5000/- as minimum EPS pension and that should be connected with VDA, so that it can 
increase from time to time and ease their life. 

3) Scheme workers, such as Asha, Anganwadi, Mid-day meal workers are unfortunately not 
recognized as workers, and majority of them are women they should be brought under the 
definition of workers and they should be given coverage with ESIC and EPFO wherein their 
contribution should be shared between Central and State Governments just like their 
honorarium. They should be given wages/salary as per recent judgment of Hon'ble Gujarat 
High Court. 

4) Construction workers should be guaranteed access to Ayushman cards across the country or 
being covered by ESIC where in the contribution being collected from accumulated cess in 
concerned State BOCWW boards. 

5) Recognise gig workers as workers, Provisions for minimum wages and social security should 
be made to cover them. 

6) 12 Million domestic workers should be given workers status and they should be provided 
social security, wherein the contribution remitted by RWA or hiring agencies. 

7) JPMA-1987 should be implemented in true spirit and sufficient orders of Jute bags from FCI 
and other State Governments to be given to the Jute mills in West Bengal and ensure that no 
errant jute mill not providing ESIC and EPFO facilities to its workers should be de-barred from 
getting these orders. 
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8.	 आयकर छूूट कीी सीीमाा कोो बढ़ााकर वाार्षि�िक ₹10 लााख कि�याा जाानाा चााहि�ए।
9.	 देेशभर मेंं मछुआरोंं कीी बड़ीी संंख्याा हैै, जोो शीीतलन अवधि� केे दौौराान पीीड़ि�त होोतेे हैंं, उन्हेंं डि�जि�टल पंंजीीकरण और DBT मोोड केे 	
	 मााध्यम सेे वि�त्तीीय सहाायताा काा हस्तांं�तरण कि�याा जाानाा चााहि�ए और उनके लि�ए एक कल्यााण बोोर्डड काा गठन कि�याा जाानाा चााहि�ए, 		
	 जोो उन्हेंं टि�कााऊ आजीीवि�काा केे लि�ए साामााजि�क सुुरक्षाा प्रदाान करेंं।
10.	EPFO और ESIC कीी सीीमाा कोो 2017 सेे VDA वृृद्धि� केे अनुुपाात मेंं बढ़ााकर ₹35000 प्रति� मााह कि�याा जाानाा चााहि�ए, तााकि� 		
	 इसके नेेटवर्कक  काा वि�स्ताार होो सके और औद्योोगि�क और अन्य श्रमि�कोंं कोो नि�रंंतर सुुवि�धााएँ ँमि�ल सकें।	
11.	अनौौपचाारि�क अर्थथव्यवस्थाा केे सभीी योोगदाानकर्ताा�ओं, जि�समेंं कृृषि� श्रमि�क भीी शाामि�ल हैंं, कोो साामााजि�क सुुरक्षाा प्रदाान कीी जाानीी 		
	 चााहि�ए और उनके न्यूूनतम वेेतन कोो श्रेेणीीवाार तय कि�याा जाानाा चााहि�ए।
12.	सुुपर-रि�च पर अति�रि�क्त 2% कर लगाायाा जाानाा चााहि�ए, तााकि� देेश केे सभीी अनौौपचाारि�क श्रमि�कोंं कोो साामााजि�क सुुरक्षाा 		
	 सुुनि�श्चि�त कीी जाा सके।
13.	जम्मूू और कश्मीीर सेे संंबंंधि�त आयााति�त मुुदे्दे:	
	 (a) सरकाारीी वि�भाागोंं मेंं स्थाायीी श्रमि�कोंं केे नि�यमि�तकरण केे लि�ए पर्याा�प्त प्राावधाान कि�याा जाानाा चााहि�ए और जम्मूू और कश्मीीर 		
	 (संंघ रााज्य क्षेेत्र) मेंं आकस्मि�िक, मौौसमीी और दैैनि�क वेेतन श्रमि�कोंं कोो न्यूूनतम वेेतन और साामााजि�क सुुरक्षाा प्रदाान कीी जाानीी चााहि�ए।
	 (b) इसके अलाावाा, वन वि�भााग केे वि�भि�न्न विं�ंगोंं मेंं वि�भि�न्न कााडरोंं मेंं वेेतन वि�संंगति�योंं कोो दूर कि�याा जाानाा चााहि�ए। जम्मूू और 		
	 कश्मीीर (संंघ रााज्य क्षेेत्र) केे साामााजि�क वाानि�कीी वि�भााग केे भर्तीी नि�यमोंं मेंं आवश्यक संंशोोधन कि�ए जाानेे चााहि�ए तााकि� 	 		
	 नवीीनीीकरण कीी गई पदोंं केे लि�ए पदोोन्नति� केे अवसर उपलब्ध होो सकें, जोो लंंबेे समय सेे लंंबि�त हैंं।
	 (c) मौौसमीी श्रमि�कोंं केे काार्ययकााल कोो 5 महीीनेे सेे बढ़ााकर 9 महीीनेे प्रति� वर्षष कि�याा जाानाा चााहि�ए।
	 (d) NHM कर्ममचाारि�योंं कीी सेेवााओं कोो नि�यमि�त कि�याा जाानाा चााहि�ए।
14.	सभीी प्रकाार कीी नि�जीीकरण, कॉॉर्पोोरेेटााइजेेशन और संंसााधनोंं कीी टंेंडरिं�ंग कोो MNCs और भाारतीीय कॉॉर्पोोरेेट््स कोो बंंद कि�याा 		
	 जाानाा चााहि�ए।
15.	NPS/UPS कोो समााप्त कि�याा जााए और OPS कोो तत्कााल प्रभााव सेे लाागूू कि�याा जााए।	
	 माान्यवर, हमेंं उम्मीीद हैै कि� आप हमाारेे द्वााराा दि�ए गए सुुझाावोंं पर सकााराात्मक रूप सेे वि�चाार करेंंगेे, जोो देेश केे चाार सौौ पचाास 		
	 मि�लि�यन श्रमि�कोंं/कर्ममचाारि�योंं कीी जीीवन शैैलीी कोो सरल बनाानेे केे लि�ए हैंं।	
धन्यवााद,	
जय हिं�ंद!	

साादर,	
[आपकाा नााम]	
[आपकीी स्थि�ति�]	
TUCC
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8) The Exemption in Income Tax limit should be enhanced to 10 lac annually. 
9) Considering the huge number of Fishermen communities across the country which suffer 

during the cooling period need digital registration and transfer of financial assistance through 
DBT mode to them and a welfare board to be constituted to provide them social Security for 
sustainable livelihood. 

10) Limit of EPFO and ESIC should be enhanced pro-rata to VDA increase since 2017 to Rs. 
35000 per month for extending its network and continuous facilities to industrial and other 
Workers. 

11) All contributors of informal economy including agriculture workers should be extended social 
security and their minimum wages category wise should also be fixed. 

12) An additional 2% tax on the super-rich should be imposed to guarantee Social Security to all 
the informal workers of the country.  

13) Imported issues related to Jammu and Kashmir: 
(a)  Adequate provision should be made to ensure regularization of Perennial workers in 

Govt. departments and to pay minimum wages and social security to the casual, seasonal 
and daily wage earners in J & K (UT). 

(b) Furthermore, remove pay-anomalies in the different wings of forest department in the 
different cadres. Necessary amendments should be made to in the recruitment rules of 
Social Forestry department of J & K (UT) to create promotionary avenues for newly re-
designated Employees which is pending since long. 

(c) Enhancement/Utilisaiton of working period of seasonal labours from 5 to 9 months in a 
year. 

(d) Regularise services of NHM Employees. 
15. Stop all sorts of Privatisation, Corporatisation and tendering of resources to MNC's AND 

Indian Corporates. 
16. Scrap NPS/UPS and implement OPS with immediate effect. 

Madam, we hope that you will positively consider our suggestions related to ease of living of the four 
hundred fifty million workers/employees of the country. 
Thanking you, 

Jai Hind! 
Yours sincerely, 

 
S.P Tiwari 
National General Secretary, TUCC & 
Member, CBT-EPFO, Govt. of India 


